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  राजस्थान स्टाम्प निवडिध (अनुकूलन) अडिधनिनयम, 1952:

      राज्य के बाहर से निटकटों की खरीद -  राज्य शासन को  राजस्व की हानिन -   अडितरिरक्त कलेक्टर द्वारा

आदेश   मांग की सचूना - की वैद्यता अभिभनिनधा7रिरत -     चूंनिक मामला उच्च न्यायालय के समक्ष  निवचाराधीन ह,ै

       इसलिलए यह उडिचत होगा निक उच्च न्यायालय प्रकरण के महत् व को ध् यान में रखते हुये शीघ्र सुनवाई करें चूंनिक

उसमें  शुल्क और उगाही की  अनुमडित के तरीके से संबंडिधत निवषय समानिहत ह।ै 

राजस् थान राज् य में स्थिस्थत अपीलाथH निनगम के कई संभागों द्वारा स् टाम् प महाराष् ट्र  राज् य से क्रय निकये

गये।  इससे  प्रत् यथH  राज् य को  राजस् व  की  हानिन  हुई।  तदनुसार,       अडितरिरक्त कलेक्टर ने मांग उठाते हुए

  अपीलाथH को सूचना पत्र  जारी निकया गया। सूचना पत्र        को रिरट याडिचका में चुनौती दी गई तथा उसके निनरस् त

निकये जाने पर निवशेष अपील    उच्च न्यायालय की यगुल पीठ      के समक्ष दायर की गई थी। उच् च न् यायालय द्वारा

अपील का निनराकरण करते हुये राज् य सरकार को निनदPश निदया निक वह इस निववाद के निनराकरण हेतु एक उच् च

शनिक्त कमेटी का गठन करें। कमेटी द्वारा निनधा7रिरत निकया गया निक निनगम राज् य सरकार को एक निनडिQत राभिश

का भुगतान करने के लिलये उत् तरदायी ह।ै     निनगम ने निवशेष अपील तथा अंतरिरम आदेश    के पुनरुद्धार के लिलए

  एक आवेदन प्रस् तुत निकया।              उक्त आवेदन पर निवचार करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा निक मांग निनगम द्वारा

               राज्य सरकार को निदए गए ऋण से अडिधक नहीं है और निनगम उक्त ऋण के निवरूद्ध    मांग की राभिश को
   समायोजिजत कर सकता ह।ै

  निनगम द्वारा प्रस् तुत             अपील में उसकी ओर से यह तक7 निदया गया था निक अडिधनिनयम प्रत् यथH -राज्य

        द्वारा की गई मांग को अडिधकृत नहीं करता ह।ै   दसूरी ओर प्रत् यथH -  राज्य की ओर से     यह तक7 निदया गया निक

           राज्य के बाहर से निटकटों की खरीद अडिधनिनयम के प्रावधानों के निवरूद्ध थी,   और अपीलाथH -  निनगम के

        अडिधकारिरयों को केवल राजस्थान कोषागारों से निटकटें खरीदनी चानिहए थी।

    अपील का निनपटारा करते हुए, न्यायालय द्वारा अभिभनिनधा7रिरत निकया गया : 



      चूँनिक मामला उच्च न्यायालय में निवचाराधीन है,      इसलिलए इस न्यायालय के लिलए गुण -   दोष के आधार
       पर मुद्दों पर निनण7य लेना उडिचत नहीं होगा।       यह उडिचत होगा यनिद उच्च न्यायालय वसूली   की अनमुडित और

                   अपनाए गए तरीके के संबंध में शानिमल मुद्दों के महत्व पर निवचार करते हुए मामले की तेजी से सुनवाई कर।े
                 कहने की आवश्यकता नहीं है निक उच्च न्यायालय का निनण7य उच्च शनिक्त सनिमडित द्वारा लिलए गए दृनि\कोण से

 अप्रभानिवत रहेगा।                                                        

  जिसनिवल अपीलीय न्यायनिनण7यः2007    की जिसनिवल अपील सं. 413।

उच् च  न् यायालय  राजस् थान  जयपुर  की  यगुल  पीठ  द्वारा  एम.  आर.  ए.  नंबर 204/2005

D.B.C.M.A  क्र.  214/2005 D.B.S.A  (याडिचका)  क्र. 670/2004 में  अंतरवतH  आदेश निदनांक

23.05.2005 से उत् पन् न।

 अपीलाथH की ओर से टी. आर. अन् ध् यारूजिजना व ए. वी. रगंम।

 उत्तरदाताओं की ओर से  अरुणेश्वर गपु्ता, ए. एस. जी.,   नवीन कुमार सिंसह,  मकुुल सूद,   शाश्वत गुप्ता व
 भिशखा टंडन।

 निनण7य द्वारा न् यायमूर्तित डॉ.  अरिरजीत पसायत, न्यायाधीश

1. अनुमडित प्रदान की गई।  

2.       इस अपील में राजस्थान उच्च न्यायालय,          जयपुर पीठ की एक खंड पीठ द्वारा पारिरत निदनांनिकत
23.5.2005      आदेश को चुनौती दी गई ह।ै 

3. तथ् यात् मक संडिक्षप् त स्थिस्थडित जो पया7प् त होगी -

अपीलाथH  द्वारा  अडितरिरक् त  कलेक् टर  (स् टाम् प)  जयपुर  के  आदेश निदनांक  16.09.2004  तथा

सूचना पत्र निदनांक 16.09.2004  को चनुौती देते हुये रिरट याडिचका प्रस् तुत की थी।   राजस्थान राज्य द्वारा

   उठाई गई मांग निक अपीलाथH द्वारा           अन्य राज्य अथा7त महारा\्र से निटकट खरीदकर राज्य सरकार को राजस्व

हानिन का रिरत की गई ह।ै            रिरट याडिचका को निवद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा वैकस्थिल्पक उपचार की उपलब्धता के

  आधार पर निनरस् त    कर निदया गया था।          अपीलाथH ने निवद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारिरत आदेश की शुद्धता

      पर सवाल उठाते हुए निवशेष अपील प्रस् तुत की।    निवशेष अपील के साथ -      साथ स्थगन के लिलए एक आवेदन

 भी प्रस् तुत   निकया गया था।     निवशेष अपील का निनपटारा प्रत् यथH -         राज्य को निववाद को हल करने के लिलए एक

            उच्च शनिक्त सनिमडित का गठन करने के निनदPश के साथ निकया गया था।      उच्च शनिक्त सनिमडित ने अपने आदेश निदनांक

27.4.2005      के द्वारा अभिभनिनधा7रिरत निकया निक अपीलाथH,    राजस्थान राज्य को रु. 576.72  लाख की



राभिश के भगुतान हेतु उत् त् रदायी ह।ै अपीलाथH द्वारा निवशेष अपील   के पनुरुद्धार तथा उक् त अपील में निदये गये

अंतरिरम निनदPश हेतु   एक आवेदन प्रस् तुत निकया।     हालांनिक शुरू में आवेदन पत्र  को निनरस् त    कर निदया गया था,
       बाद में उसी को पुनजHनिवत निकया गया था।          उक्त आवेदन पर निवचार करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निदनांक

11.12.2004  के अपने   आदेश में उल् लेख निकया निक  अपीलाथH से  रु. 1,19,75,000/-  की गई मांग
अपीलाथH -             निनगम द्वारा राजस्थान राज्य को निदए गए अनिfम ऋण से अडिधक नहीं ह।ै अपीलाथH -  निनगम द्वारा

                 राज्य सरकार को निदए गए ऋण के निवरुद्ध अपनी मांग की राभिश को समायोजिजत करने के लिलए राजस्थान
   राज्य को स्वतंत्रता प्रदान की   गई थी।

4.     अपीलाथH के निवद्वान अडिधवक् ता  ने व् यक् त      निकया निक राजस्थान स्टाम्प निवडिध (अनुकूलन)  अडिधनिनयम,

1952 (   संके्षप में 'अडिधनिनयम')              वास्तव में मांग को अडिधकृत नहीं करता है जैसा निक वत7मान मामले में निकया
 गया ह।ै

5.   दसूरी ओर प्रत्यथH -    राज्य के निवद्वान अडिधवक् ता  ने व् यक् त      निकया निक उपरोक्त अडिधनिनयम में निननिहत
            प्रावधान स्प\ रूप से प्राडिधकरण द्वारा की गई कार7वाई की अनुमडित देते हैं।

6.       चंूनिक मामला उच्च न्यायालय में निवचाराधीन है,    इसलिलए हमारे लिलए गुण-     दोष के आधार पर मामले में निनण7य

   लेना उडिचत नहीं होगा,  हालांनिक उभय    पक्षों के निवद्वान अडिधवक् तागण  ने इ      स संबधं में अनुरोध निकया ह।ै यह

     उडिचत होगा यनिद उच्च न्यायालय वसूली           की अनुमडित और अपनाए गए तरीके के संबधं में शानिमल निवषयों के

     महत्व पर निवचार करते हुए प्रकरण  की शीघ्रतापूव7क  सुनवाई कर।े निनर्विववानिदत     रूप से राजस्थान में अपीलाथH

-         निनगम के कई प्रभाग महारा\्र से निटकट खरीदते हैं।    राज्य सरकार का मत       यह है निक राजस्थान के बाहर से

              डाक निटकटों की खरीद अडिधनिनयम और उसके तहत बनाए गए निनयमों के प्रावधानों के निवपरीत थी। यह

  निवचार व्यक्त निकया गया   निक अपीलाथH -        निनगम के अडिधकारी केवल राजस्थान कोषागारों से ही  निटकट
खरीदेंगे।

7.   इन परिरस्थिस्थडितयों में,           उच्च न्यायालय से अनुरोध निकया जाता है निक वह त्वरिरत निनराकरण   के लिलए निवशेष

   अपील पर निवचार कर।े    उच्च न्यायालय से अगस्त, 2007     के अंत तक मामले के निनराकरण   की संभावना का

        पता लगाने का भी अनुरोध निकया जाता ह।ै यह व् यक् त करने        की आवश्यकता नहीं है निक उच्च न्यायालय का

          निनण7य उच्च शनिक्त सनिमडित द्वारा लिलए गए दृनि\कोण से अप्रभानिवत रहेगा।     इस न्यायालय द्वारा पारिरत अंतरिरम

आदेश  निदनांक 24.10.2005     उच्च न्यायालय द्वारा मामले के निनराकरण  तक प्रभावशील रहेगा।  यह स्प\
                 निकया जाता है निक यह नहीं माना जाएगा निक हमने पूव7 में उजिjलिखत अंतरिरम संरक्षण प्रदान करके गुण-  दोष पर

      कोई राय व्यक्त नहीं की ह।ै

  तदनुसार अपील निनराकृत की गई। खचk के संबंध में कोई आदेश नहीं। 



  अपील का निनराकरण  निकया गया।

mohan p. tiwari


